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संदर्भित मामला महासचिव, आईएसए द्वारा फरवरी 2023 में गुजरात मैरीटाइम लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर में
आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया एवं प्रेस को दिए गए एक बयान से संबंधित है। गहरे  समुद्र में खनिज
अन्वेषण करने वाली नोडल एजेंसी होने के  नाते, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के  पास हिंद महासागर में
अंतर्राष्ट्री य समुद्र तल प्राधिकरण (आईएसए) के  साथ दो समुद्र तल खनिज अन्वेषण अनुबंध हैं। पॉलीमेटेलिक
नोड्यूल्स (पीएमएन) के  लिए पहला समुद्र तल अन्वेषण अनुबंध 2002 में मध्य हिंद महासागर बेसिन में 75,000
वर्ग किलोमीटर के  आवंटित क्षेत्र में अन्वेषण के  लिए हस्ताक्षरित किया गया जबकि दू सरा अनुबंध 2016 में
दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर रिज में 10,000 वर्ग किलोमीटर के  आवंटित क्षेत्र में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड
(पीएमएस) के  अन्वेषण के  लिए हस्ताक्षरित किया गया।

पीएमएन में तांबा, निकल और कोबाल्ट जैसी बहुमूल्य धातुएं  होती हैं जबकि पीएमएस में तांबा, जस्ता, सीसा,
लोहा, चांदी और सोना जैसी बहुमूल्य धातुएं  होती हैं। मंत्रालय ने आईएसए द्वारा आवंटित 75,000 वर्ग किलोमीटर
के  अनुबंध क्षेत्र में पीएमएन खनिज संसाधन आकलन हेतु सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के  आधार पर,
मंत्रालय ने अनुबंध क्षेत्र में 366 मिलियन मीट्रि क टन (एमएमटी) नोड्यूल्स की उपस्थिति का अनुमान लगाया है।
हमारे  अनुबंध क्षेत्र में नोड्यूल्स में तांबा 1.09%, निकल 1.14% और कोबाल्ट 0.14% है। पीएमएस अनुबंध क्षेत्र में
सक्रिय एवं निष्क्रिय सल्फाइड छिद्र की पहचान की जाती है। समुद्र तल खनिज अन्वेषण गतिविधियां आईएसए
द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के  अनुसार संचालित की जाती हैं, जिसके  अंतर्गत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण,
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, खनन हेतु प्रौद्योगिकी विकास और धातुकर्म निष्कर्षण प्रक्रिया शामिल हैं। वर्तमान
में, आईएसए द्वारा विनियमित समुद्र तल खनिज गतिविधियां के वल अन्वेषण चरण तक ही सीमित हैं।

पीएमएन और पीएमएस अन्वेषण गतिविधियों की मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा नियमित रूप से
समीक्षा की जाती है। गहरे  समुद्र में खनन की अभी अनुमति नहीं  है, क्योंकि समुद्र तल के  खनिज संसाधनों के
दोहन के  नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं  दिया गया है और आईएसए द्वारा अपनाया नहीं  गया है।

यह जानकारी कें द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);  पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय,
परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज
राज्य सभा में एक मौखिक उत्तर में दी।
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